भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 228

(जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
माइक्रो फाइनेंशियल क्रेडिट एजेंसियों द्वारा ब्याज दर में कमी
228.
श्री पि. भट्टाचार्य:

श्री दर्शन सिंह यादव:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने में माइक्रो फाइनेंशियल क्रेडिट एजेंसियों ने अहम भूमिका निभाई है; 
(ख)
यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग)
माइक्रो फाइनेंशियल क्रेडिट एजेंसियों द्वारा अपनी ब्याज दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क) और (ख): सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों, विशेषकर जहां परम्परागत औपचारिक ऋण उपलब्ध नहीं हैं, में गरीबों को ऋण तथा वित्तीय सेवाएं और अत्यंत कम राशि वाले उत्पाद उपलब्ध कराती हैं, सूक्ष्म वित्त को विकासशील देशों में गरीबी कम करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक साधन माना जाता है और यह औपचारिक वित्तीय संस्थाओं और ग्रामीण गरीब के बीच के अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

सूक्ष्म वित्त ऋण एजेंसियों में बैंक (वाणिज्यिक बैंक/आरआरबी/सहकारी बैंक) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाएं शामिल हैं। बैंक सीधे स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण संवितरित करते हैं और एसएचजी एवं लोगों को लघु राशि का ऋण देने के लिए एमएफआई को ऋण भी देते हैं। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित ऋण निम्नानुसार है:-
(संख्या लाख में एवं राशि करोड़ रुपए में)
	2012-13
	2013-14
	2014-15

	एसएचजी की सं.
	संवितरित राशि
	एसएचजी की सं.
	संवितरित राशि
	एसएचजी की सं.
	संवितरित राशि

	12.20
	20585.36
	13.66
	24017.36
	16.26
	27582.31



भारत में एमएफआई कई रूपों – एनबीएफसी-एमएफआई, न्यास सोसाइटियां, सहकारी समितियां आदि में परिचालन करती हैं । आरबीआई केवल सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, जो कंपनी की विधिक संरचना अर्थात एनबीएफसी-एमएफआई हैं, को विनियमित करता है। गत तीन वर्षों में एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा दिया गया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार है:-






(करोड़ रुपए में)
	वित्तीय वर्ष
	कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम

	मार्च 2013
	14332.10

	मार्च 2014
	17886.23

	मार्च 2015
	27734.00


(ग): आरबीआई ने यह प्रस्ताव किया है कि एनबीएफसी-एमएफआई द्वारा अपने उधारकर्ताओं से प्रभारित ब्याज दर निम्नलिखित से कम होगी:
(i)
निधि की लागत और मार्जिन (100 करोड़ रुपए से अधिक ऋण पोर्टफोलियो वाले बड़े एमएफआई के संबंध में मार्जिन की सीमा 10 प्रतिशत तथा अन्य के मामलों में 12 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है) अथवा 
(ii)
पांच सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों की औसत दर का 2.75 गुणा। प्रत्येक तिमाही के आरंभ का औसत आगामी तिमाही की ब्याज दर का निर्धारण करेगा और इसे प्रत्येक तिमाही के अंत में आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है 
(7 फरवरी, 2014 के अनुदेश के द्वारा जारी)। इससे बैंकिंग उद्योग की ब्याज दर संरचना में व्यापक परिवर्तन आएगा।
*****
